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अतारांकित प्रश्‍न सं. 1772

28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
देश में महिला किसानों के लिए योजनाएं
1772.
श्री देरेक ओब्राईनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार महिला किसानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई विशेष योजनाएं चलाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) देश में वर्तमान में महिला किसान की कुल संख्या कितनी है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क)  जी, हां। राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) (2007) के प्रावधानों के अनुरूप  कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) ‘कृषि में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मुख्‍य धारा में लाना’ को प्रोत्‍साहन दे रहा है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन,  राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन, परम्‍परागत कृषि विकास योजना, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति-बूंद अधिक फसल, समेकित बागवानी  विकास मिशन, कृषि विस्तार उप-मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, वर्षा सिचिंत क्षेत्र विकास एवं जलवायु परिवर्तन, राष्‍ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना जैसी योजनाओं के दिशा-निर्देशों में निधियों के प्रवाह तथा इन योजनाओं के तहत महिला किसानों के लिए 30% की सीमा तक लाभ प्रदान करने के प्रावधान हैं।
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम अर्थात महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) का भी कार्यान्‍वयन कर रहा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उप-घटक है। 
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
(ग) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा की गई जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल  महिला किसानों में से 3.60 करोड़ (30.33%) कल्‍टिवेटर (बड़े एवं सीमांत) तथा 6.15 करोड़ (42.67%) कृषि मजदूर (बड़े एवं सीमांत) हैं।
*******
